
दक्षिणी क्षेत्र डेयरी एसोसिएशन ने
उत्कृ ष्ट डेयरी किसानों को
सम्मानित किया

महाराष्ट्र सरकार ने दूध उत्पादकों के
लिए 5 रुपये प्रति लीटर की
सब्सिडी शुरू की

डेयरी किसानों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए,

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य में सहकारी

समितियों और निजी दूध परियोजनाओं दोनों

को आपूर्ति करने वाले दूध उत्पादकों के  लिए

5 रुपये प्रति लीटर की अभूतपूर्व सब्सिडी

शुरू की है। 11 जनवरी से 10 फरवरी तक

प्रभावी इस योजना के  लिए 230 करोड़

रुपये का पर्याप्त वित्तीय प्रावधान आवंटित

किया गया है।

धारवाड़ जिले में सूखे के  बीच
सरकार ने चारा खरीद अभियान शुरू
किया

गंभीर सूखे की स्थिति के  जवाब में, धारवाड़
में पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग
ने चारा खरीदने के  लिए निविदा प्रक्रिया शुरू
कर दी है। 10,000 टन के  मौजूदा चारे के
स्टॉक के  साथ, इस कदम का लक्ष्य आसन्न
गर्मियों के  दौरान पशुधन के  लिए पर्याप्त
आपूर्ति की गारंटी देना है।
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एक सराहनीय पहल में, भारतीय डेयरी
एसोसिएशन के  दक्षिणी क्षेत्र ने आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक, तमिलनाडु  और के रल की पांच
असाधारण महिला डेयरी किसानों को

सम्मानित करने के  लिए बेंगलुरु में एक
कार्यक्रम आयोजित किया। 60 से 400 लीटर
तक दै निक दूध उत्पादन में उनकी

उद्यमशीलता कौशल के  लिए मान्यता प्राप्त,
पुरस्कार विजेताओं में ए.एन. शामिल हैं।
राजेश्वरी, अलीगेनेनी श्री पद्मा, डब्बू पद्मा,
लीमा रोज़लीन और परिमाला विजयरामेश। पुणे डिवीजन के  क्षेत्रीय डेयरी विकास अधिकारी

पी पी मोहोड ने बताया कि पुणे में 83 पात्र दूध

परियोजनाओं को लाभ होगा।

h

जिला प्रशासन उन लोगों को निविदा में भाग लेने
के  लिए प्रोत्साहित करता है जिनके  पास चारा
स्टॉक है, क्योंकि विभाग कु ल 50,000 टन की
खरीद करना चाहता है। इस पहल के  लिए सरकार
से 16.2 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा गया है.
जबकि कु छ तालुकों के  पास वर्तमान में है

प्रत्येक प्राप्तकर्ता को एक प्रमाण पत्र, स्मृति
चिन्ह और ₹20,000 के  नकद पुरस्कार से
सम्मानित किया गया। इंडियन डेयरी

एसोसिएशन (दक्षिण क्षेत्र) के  अध्यक्ष, सतीश
कु लकर्णी ने अधिक ग्रामीण महिलाओं को
डेयरी खेती में शामिल होने के  लिए प्रेरित
करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

दूध उत्पादन सालाना 4.5% की दर से बढ़

रहा है, जो कृ षि को पीछे  छोड़ रहा है

उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी को

बढ़ावा देना महत्वपूर्ण हो जाता है दूध

आधारित प्रोटीन की बढ़ती मांग।

पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग सुनिश्चित

करता है जिलेवार सहकारी और निजी के

माध्यम से निर्बाध कार्यान्वयन प्रोजेक्ट लॉगिन,

ईयर टैगिंग और किसान जानकारी में सक्रिय

रूप से संलग्न सभा।

पर्याप्त चारा, हुबली और नवलगुंड को संभावित
कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिले को पड़ोसी
राज्यों सहित विभिन्न स्रोतों से चारा इकट्ठा करने के
लिए प्रेरित किया जा रहा है।

+91 7428706078

info@cedsi.in

राज्य सरकार के  फै सले का उद्देश्य डेयरी

उद्योग को समर्थन बढ़ाते हुए निजी और

सहकारी दोनों परियोजनाओं में दूध की

आपूर्ति करने वाले किसानों को सब्सिडी का

लाभ प्रदान करना है।

इसके  अतिरिक्त, चारा बीज किट की मांग भी बढ़
रही है, सरकार जिले में 14 चारा बैंक खोलने की
योजना बना रही है। कमी का सामना कर रहे किसान
सहायता के  लिए पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा
विभाग से संपर्क  कर सकते हैं। सरकार ने सुचारू
आपूर्ति सुनिश्चित करने के  लिए चारे की प्रति टन
कीमत 2,000 रुपये तय की है।



जनवरी में पशुपालन विभाग द्वारा 16 हजार से अधिक मवेशियों के  कानों में टैग लगाए गए
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भारत देशी नस्ल के  दूध उत्पादन को बढ़ाने के  लिए ब्राजील से बैल वीर्य की 40,000 खुराक
का आयात करता है। पशु प्रबंधन की निगरानी और सुव्यवस्थित करने के  एक ठोस प्रयास में,
महाराष्ट्र के  पशुपालन विभाग ने 27 जनवरी तक 16,242 मवेशियों को सफलतापूर्वक ईयर-
टैग किया। ईयर-टैगिंग पहल, जो शुरू हुई 2016 में, राज्य सरकार द्वारा गाय के  दूध
उत्पादकों के  लिए ₹5 प्रति लीटर सब्सिडी की हालिया घोषणा से गति बढ़ी है। छोटी चमड़े के
नीचे की चिप पर चिप-आधारित बारह अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या में जन्म तिथि, लिंग,
नस्ल, स्तनपान चक्र, दूध उत्पादन, आवश्यक टीकाकरण और मालिक की जानकारी जैसे
महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं।

भारत ने देशी नस्ल के  दूध उत्पादन को बढ़ाने के  लिए ब्राजील से बैल वीर्य की 40,000 खुराक का
आयात किया

ब्राजीलियाई दूतावास के  अधिकारियों के  अनुसार, कृ त्रिम गर्भाधान के  माध्यम से दूध उत्पादन को बढ़ावा

देने के  लिए भारत ने पहली बार ब्राजील से बैल वीर्य की 40,000 खुराक का आयात किया है। राष्ट्रीय

डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने भारतीय देशी नस्लों, गिर और कांकरेज के  उत्पादन को बढ़ाने और

उनके  दूध उत्पादन को बढ़ाने के  उद्देश्य से आयात शुरू किया।

यह परियोजना न के वल मवेशियों की सटीक ट्रैकिंग सुनिश्चित करती है बल्कि स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखरखाव को भी बढ़ाती है और अवैध पशु
व्यापार पर अंकु श लगाती है। दूध उत्पादकों के  लिए सब्सिडी विशेष रूप से 'भारत पशुधन पोर्टल' पर पंजीकृ त ईयर-टैग वाले मवेशियों पर लागू
होती है। पशुधन मालिकों से आग्रह किया जाता है कि वे लाभ उठाने के  लिए अपने जानवरों को तुरंत निकटतम पशु चिकित्सालय में पंजीकृ त
कराएं लाभ। मवेशी पंजीकरण के  साथ-साथ, विभाग ने पशुधन पोर्टल पर मालिक पंजीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण और अन्य प्रासंगिक विवरण
जैसे अपडेट पेश किए हैं। बढ़ती मांग के  जवाब में, जिले भर के  पशु चिकित्सालयों को 1,42,000 अतिरिक्त टैग प्रदान किए गए।

एनडीडीबी ने 80 लीटर से अधिक दूध देने में सक्षम जानवरों को विकसित करने के  लिए एक शोध परियोजना में ब्राजीलियाई वीर्य खुराक का

उपयोग करने की योजना बनाई है। पिछले चार वर्षों में प्रतिरोध का सामना करने के  बावजूद, आयात स्वदेशी नस्लों को संरक्षित करने और बढ़ती

दूध की मांगों को पूरा करने के  लिए एक रणनीतिक कदम है।

यह कदम वित्त वर्ष 2034 तक सालाना 330 मिलियन टन दूध उत्पादन हासिल करने के  सरकार के  लक्ष्य के  अनुरूप है। भारत, दुनिया का

सबसे बड़ा दूध उत्पादक, बढ़ती मांग का सामना कर रहा है, जिससे उत्पादन बढ़ाने के  प्रयास महत्वपूर्ण हो गए हैं।

जिन पशुधन मालिकों ने अभी तक अपने जानवरों को टैग या पंजीकृ त नहीं किया है, उन्हें शीघ्र पंजीकरण के  लिए निकटतम पशु चिकित्सा क्लिनिक
से संपर्क  करने के  लिए प्रोत्साहित किया जाता है, पुणे में जिला पशुपालन विभाग के  उपायुक्त अंकु श परिहार ने जोर दिया।

भारत-ब्राजील संबंध मजबूत रहे हैं, 2008 से एक समझौता ज्ञापन के  साथ, पशुपालन, विशेष रूप से डेयरी के  विकास पर ध्यान कें द्रित किया

गया है। द्विपक्षीय व्यापार संबंध 2030 तक 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की ओर अग्रसर है



सरकार ने पशु चिकित्सा विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर किया; मंगलुरु में नई इमारत का उद्घाटन किया
गया
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जिला मंत्री दिनेश गुंडु राव ने मंगलुरु में अपने नए कार्यालय भवन के  शिलान्यास समारोह के

दौरान पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने की

आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्री गुंडु राव ने पशु कल्याण को प्राथमिकता देने के  महत्व को व्यक्त

किया और कहा कि स्टाफिंग मुद्दे  को हल करने के  लिए उपाय किए जाएंगे।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने दो दिवसीय पशु मंडी के  साथ स्थानीय पशुधन को बढ़ावा दिया

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि समर्पित और प्रतिबद्ध कार्यबल के  बिना नई इमारत का निर्माण अपर्याप्त है। वैज्ञानिक परिशुद्धता के

साथ डिजाइन की गई नई इमारत के  1.5 साल के  भीतर पूरा होने की उम्मीद है। अध्यक्ष यूटी खादर ने छात्रों के  बीच पशु चिकित्सा पाठ्यक्रमों

में बढ़ती रुचि को स्वीकार किया लेकिन उपलब्ध सीटों की कमी पर ध्यान दिया।

जम्मू के  पशुपालन निदेशक डॉ. शुभ्रा शर्मा ने कृ षक समुदाय के  आय स्रोतों को बढ़ाने और उनके  जीवन स्तर में सुधार लाने में ऐसे आयोजनों

के  महत्व पर जोर दिया। 'पशु मंडी' का उद्देश्य किसानों को बेहतर पशुधन प्रजनन करके  लाभदायक डेयरी खेती में संलग्न होने के  लिए

प्रेरित करना है।

पशुपालन विभाग, जम्मू ने जम्मू और कश्मीर में उन्नत मवेशियों की आमद बढ़ाने के  लिए रिंडरपेस्ट

चेकपोस्ट-लखनपुर (कठुआ) में दो दिवसीय 'पशु मंडी' का आयोजन किया। प्राथमिक उद्देश्य

स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ाना और देशी गैर-विवरणित मवेशियों की आबादी के  जर्मप्लाज्म को

बढ़ाना है, जिससे अंततः क्षेत्र में डेयरी किसानों को लाभ होगा।

इस कार्यक्रम में स्थानीय पशुपालकों के  साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के  विक्रे ताओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जो लेनदेन के  लिए एक मंच

प्रदान करते हैं। स्थानीय किसानों ने जम्मू-कश्मीर के  बाहर यात्रा करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए, लखनपुर में ही डेयरी मवेशियों की

खरीद की सुविधा प्रदान करने में सरकार के  संगठित दृष्टिकोण की सराहना की।

इससे निपटने के  लिए, खादर ने पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के  लिए निजी पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की सुविधा देने का

सुझाव दिया। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग के  उप निदेशक डॉ. अरुण कु मार शेट्टी ने खुलासा किया कि वर्तमान में 41 पद खाली

हैं, जो विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाने के  लिए भर्ती की तत्काल आवश्यकता का संके त देता है।

यह पहल पशुपालन विभाग की प्रमुख योजना के  अनुरूप है, जिससे कई किसानों को लाभ होगा और स्थानीय डेयरी क्षेत्र के  विकास में योगदान

मिलेगा।
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हम कौन हैं?

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया  (सीईडीएसआई) "सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया
(सीईएएसआई)" के  तहत काम कर रहा है, यह एक स्वायत्त संगठन है जो "एग्रीकल्चर स्किल कौंसिल ऑफ़ इंडिया (ASCI)" के  तत्वावधान
में काम कर रहा है। कृ षि और संबद्ध क्षेत्रों के  संगठित और असंगठित क्षेत्रों में लगे किसानों, वेतनभोगी श्रमिकों, स्व-रोज़गार पेशेवरों, विस्तार
श्रमिकों आदि के  कौशल और क्षमता निर्माण के  लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के  तहत काम करना।

सीईएएसआई कृ षि के  विभिन्न उप-क्षेत्रों में उत्कृ ष्टता कें द्रों का एक शीर्ष संगठन है।
सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया (सीईडीएसआई)
सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया  (सीईएचएसआई)
सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेके निज़शन स्किल्स इन इंडिया (सीईएफएमआई)

सीईडीएसआई सदस्यता उद्योग के  नेताओं, नीति निर्माताओं, विकास चिकित्सकों, डेयरी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और किसानों को डेयरी
उद्योग के  लिए आसन्न महत्व के  मुद्दों पर बहस और चर्चा करने के  लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी।

+91 7428706078

info@cedsi.in
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7972377422

info@cedsi.in



CEDSI : रविविंग स्किल्स एं ड जनरेटिं ग लाइवलीहुड 

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इं डिया 

किसानों/छात्रों/उद्यमियों के  लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

डेयरी किसान / उद्यमी
डेयरी फार्म पर्यवेक्षक
डेयरी कार्यकर्ता
पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता
कृ त्रिम गर्भाधान तकनीशियन
पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक
पशु चिकित्सा नैदानिक सहायक

बछड़ा पालन
कृ षि उपकरण तकनीशियन
डेयरी फार्म अर्थशास्त्र और प्रबंधन
उद्योग संरेखित प्रमाणन कार्यक्रम
(बेरोजगार युवा और छात्र)

एफपीओ उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

चिलिं ग प्लांट तकनीशियन
बल्क मिल्क कू लर ऑपरेटर
ग्राम स्तरीय दुग्ध संग्रह के न्द्र
पर्यवेक्षक
दूध परीक्षक
ग्रीन हाउस गैसों का शमन
दूध की गुणवत्ता आश्वासन
मिल्क डिलीवरी बॉय

उत्पाद प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं पर एफपीओ सदस्य अभिविन्यास।
एफपीओ मार्के ट लिं के ज
एफपीओ शासन
एफपीओ लेखा

दूध खरीद और इनपुट पर्यवेक्षक
डेयरी उद्योग में अपशिष्ट प्रबंधन
चारा और चारा प्रबंधन
स्वच्छ दूध उत्पादन
निर्णय समर्थन प्रणाली / डेटा
विश्लेषिकी

डेयरी कॉरपोरेट्स और सहकारी समितियों के  लिए प्रमुख कौशल प्रशिक्षण
कार्यक्रम

7


